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सिटीजन रिपोर्टर
अब आप भी बन सकते हैं समर 
एक्सप्रेस के सिटीजन रिपोर्टर। 
अपने इलाके की कोई भी 
समस्या, आयोजन, जानकारी 
या खबर हमें भेजें। आपके नाम 
के साथ प्रकाशित की जाएगी। 
अपनी खबर इस फोन नंबर 
8699221114 या ईमेल  
infosummerexpress@
gmail.com पर भेजें।

न्यूज ब्रीफ

पणजी| श्रीलंका 165 रन से हारा
गॉल।  भारत ने गॉल में खेले गए 
पहले टेस्ट में श्रीलंका को 165 
रन से हराकर दो मैचों की सीरीज 
में 1-0 की बढ़त बना ली। भारत 
ने श्रीलंका के सामने 372 रन का 
लक्ष्य रखा था, लेकिन मेजबान 
टीम दूसरी पारी में 206 रन पर 
ऑलआउट हो गई। श्रीलंका की 
ओर से कप्तान धनंजय डी सिल्वा 
ने 41 रन बनाए, जबकि सोनल 
दिनुषा ने संघर्ष किया।

एम्स्टेलवीन| भारत ने हॉकी विश्व 
कप के पूल-डी मुकाबले में चिर 
प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 5-3 से 
हराकर शानदार जीत दर्ज की। 
वागेनर हॉकी स्टेडियम में खेले 
गए मुकाबले में भारतीय कप्तान 
हरमनप्रीत सिंह समेत पांच अलग-
अलग खिलाड़ियों ने गोल किए। 
इस जीत से भारत ने पूल-डी में 
अपनी स्थिति मजबूत कर ली। 
इससे पहले भारत ने वेल्स को 
3-1 से हराया था।

सिडनी|ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर 
डेविड वॉर्नर को शराब पीकर गाड़ी 
चलाने के मामले में अदालत ने 
1,500 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का 
जुर्माना लगाया है। सिडनी की 
वेवर्ली स्थानीय अदालत ने उन्हें 
मिड-रेंज ड्रिंक-ड्राइविंग मामले 
में दोषी ठहराया। वॉर्नर ने पिछले 
महीने अपना अपराध स्वीकार 
किया था। वॉर्नर को 12 महीने तक 
अपनी कार में अल्कोहल इंटरलॉक 
डिवाइस लगाना होगा। 

भारत 600वें टेस्ट में 
जीता, श्रीलंका हारा

हॉकी विश्व कप में भारत 
ने पाक को 5-3 से हराया 

वॉर्नर को शराब पीकर 
गाड़ी चलाने पर जुर्माना

मलेशिया से बंबीहा गैंग के तीन गुर्गे डिपोर्ट 
पंजाब पुलिस ने हवाई अड्‌डे से किया िगरफ्तार

अशवनी पाहवा | चंडीगढ़
समर न्यूज

पंजाब पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर 
पर सक्रिय आपराधिक नेटवर्क के 
खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 
बंबीहा गैंग से जुड़े तीन कथित गुर्गों 
को मलेशिया से डिपोर्ट करवाकर 
भारत लाया है। 
   केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग 
से विदेश भगोड़ों की तलाश और 
प्रत्यर्पण से जुड़ी विशेष टीम ने 
यह कार्रवाई की। भारत पहुंचते 
ही तीनों को दिल्ली के इंदिरा गांधी 
अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पंजाब 
पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 
आरोपियों की पहचान जसप्रीत सिंह 
उर्फ जस बेहबल, अजय सिंह और 
पवनीदीप सिंह के रूप में हुई है।
   पुलिस के अनुसार तीनों विभिन्न 
आपराधिक मामलों में वांछित थे। 
इनमें हत्या, रंगदारी और विस्फोटक 
पदार्थों से जुड़े मामले शामिल 
हैं। पुलिस महानिदेशक गौरव 
यादव के अनुसार आरोपियों के 

खिलाफ लुधियाना में कथित तौर 
पर हैंड ग्रेनेड हमला करने की 
साजिश से जुड़ा मामला भी है। 

इन मामलों के कुछ तार पाकिस्तान 
की खुफिया एजेंसी आईएसआई 
से जुड़े होने की भी जांच की जा 

रही है। हालांकि, इन आरोपों की 
पुष्टि अदालत में होना बाकी है। 
भगवानपुरिया गैंग से जुड़े अन्य 
कथित गुर्गे भी हाल में एफबीआई 
की वांटेड सूची में शामिल किए 
गए हैं। इनमें नितेश कौशल और 
अन्य भारतीय नागरिक शामिल हैं। 
अमेरिकी जांच के अनुसार यह 
नेटवर्क भारत, अमेरिका, कनाडा 
और अन्य देशों में फैली आपराधिक 
गतिविधियों से जुड़ा है। पंजाब 
पुलिस की ताजा कार्रवाई और 
एफबीआई की कार्रवाई से संकेत 

मिलता है कि पंजाब से जुड़े गैंग 
नेटवर्क अब केवल राज्य या देश 
तक सीमित नहीं रह गए हैं। ऐसे में 
जांच एजेंसियों के सामने विदेशों में 
बैठे संचालकों, स्थानीय सहयोगियों 
और वित्तीय नेटवर्क की पहचान 
कर उन्हें तोड़ना बड़ी चुनौती है। 
   अब मलेशिया से लाए गए तीनों 
आरोपियों से पूछताछ और मेजर 
सिंह के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई 
इस अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की 
आगे की कड़ियों पर रोशनी डाल  
सकती है।

समर न्यूज | चंडीगढ़ 

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 
ने पूर्व दिल्ली मंत्री सत्येंद्र जैन की 
गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार पर 
निशाना साधा। चंडीगढ़ में पत्रकारों 
से बातचीत में मान ने आरोप 
लगाया कि केंद्र की जांच एजेंसियों 
का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों 
को दबाने के लिए किया जा रहा है। 
उन्होंने कहा कि राजनीतिक मामलों 
में एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर 
गंभीर सवाल उठते रहे हैं।
    मान ने कहा कि लोकतंत्र में जांच 
एजेंसियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष 
तरीके से काम करना चाहिए। उनका 
आरोप था कि विपक्षी नेताओं के 
खिलाफ कार्रवाई राजनीतिक दबाव 
बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। 
हालांकि, जैन के खिलाफ लगाए 
गए आरोपों और जांच की कानूनी 
प्रक्रिया का अंतिम निर्णय अदालतों 
के स्तर पर होना है।
   सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के 
बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय 
संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी 
केंद्र सरकार पर हमला बोला था। 
उन्होंने कार्रवाई को राजनीतिक 
बदले की कार्रवाई बताते हुए कहा 
था कि भाजपा सरकार का अंत तय 

है। सरकार बदलाखोरी पर उतर 
आई है। मान ने कहा कि आम 
आदमी पार्टी राजनीतिक व कानूनी 
स्तर पर ऐसे मामलों का सामना 
करती रहेगी। उन्होंने पार्टी नेताओं 
और कार्यकर्ताओं से भी राजनीतिक 
मुद्दों को जनता के बीच तथ्यों के 
साथ रखने की अपील की।

एजेंसी। मुंबई

महाराष्ट्र सरकार ने मराठी भाषा का 
कामकाजी ज्ञान नहीं रखने वाले 
ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों 
के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने 
का फैसला किया है। परिवहन मंत्री 
प्रताप सरनाइक ने कहा कि अभियान 
के तहत पहले संबंधित चालकों को 
नोटिस दिया जाएगा।
   यदि वे मराठी सीखने की शर्त 
पूरी नहीं करते हैं तो उनका ड्राइविंग 
लाइसेंस और बैज तीन महीने तक 
निलंबित किया जा सकता है। 
तीन महीने की अवधि के बाद भी 
नियम का पालन नहीं करने वालों 
का लाइसेंस और बैज रद्द करने की 
कार्रवाई की जा सकती है।

एजेंसी | नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 
वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण 
और सुरक्षा के लिए गठित ट्रिब्यूनल 
उनके बच्चों या रिश्तेदारों को संपत्ति 
से बेदखल करने का आदेश दे 
सकता है। अदालत ने कहा कि 
यह अधिकार माता-पिता की 
देखभाल और सम्मानजनक जीवन 
सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।
  न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और 
न्यायमूर्ति आलोक आराधे की 
पीठ ने कहा कि माता-पिता एवं 
वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण 
तथा कल्याण अधिनियम, 2007 

के तहत गठित ट्रिब्यूनल को ऐसे 
मामलों में कार्रवाई करने की शक्ति 
प्राप्त है। 
   अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट 
के उस आदेश को भी रद्द कर 
दिया, जिसमें वरिष्ठ नागरिक के 
बेटे और उसकी पत्नी को संपत्ति 
से हटाने के ट्रिब्यूनल के आदेश को 
पलट दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 

कहा कि यह कानून कल्याणकारी 
कानून है और इसका उद्देश्य बुजुर्गों 
को उपेक्षा, असुरक्षा और अपमान 
से बचाना है। वरिष्ठ नागरिकों का 
सम्मान और सुरक्षा सभ्य समाज 
की महत्वपूर्ण पहचान है। कानून के 
तहत ट्रिब्यूनल को संक्षिप्त प्रक्रिया 
के माध्यम से मामले की जांच करने 
की शक्ति दी गई है।

जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर 
रही केंद्र सरकार: भगवंत मान

मराठी सीखें वरना नहीं 
चला पाएंगे ऑटो-टैक्सी

माता-पिता की संपत्ति से बच्चों को बेदखल कर सकता है ट्रिब्यूनल
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- भरण-पोषण व सम्मान की रक्षा के लिए ट्रिब्यूनल को बेदखली का अधिकार

बाबा फरीद विश्वविद्यालय ने 200 से अधिक भर्तियों 
पर लगाई रोक, 25 डॉक्टर मूल विभागों में लौटाए

जांच पर सियासत तेज
जैन की गिरफ्तारी के बाद केंद्र 
और आम आदमी पार्टी के बीच 
राजनीतिक टकराव एक बार फिर 
तेज हो गया है। भाजपा की ओर 
से जांच एजेंसियों की कार्रवाई को 
भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम बताया 
जाता रहा है, जबकि आप इसे 
राजनीतिक प्रतिशोध करार देती है। 
ऐसे में जैन के मामले की आगे की 
कानूनी कार्रवाई के साथ इस मुद्दे 
पर राजनीतिक बहस भी जारी रहने 
के आसार हैं।

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा- सुरक्षा हालात में सुधार के बाद उठाया जाएगा कदम पेज 1 एंकर स्टोरी

जम्मू-कश्मीर पर यात्रा परामर्श की फिर समीक्षा करेगा अमेरिका
जम्मू-कश्मीर को बताया 
भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा

एजेंसी | श्रीनगर 

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो 
गोर ने बुधवार को कहा कि अमेरिका 
जम्मू-कश्मीर के लिए जारी अपनी 
यात्रा संबंधी सलाह की फिर से 
समीक्षा करेगा। 
   जम्मू-कश्मीर के अपने पहले 
दौरे पर श्रीनगर पहुंचे गोर ने कहा 
कि अमेरिका समय-समय पर 
अलग-अलग क्षेत्रों के लिए जारी 
यात्रा परामर्श की समीक्षा करता है 
और इस प्रक्रिया के तहत जम्मू-
कश्मीर की मौजूदा स्थिति का भी 
आकलन किया जाएगा। उन्होंने 
हालांकि तत्काल किसी बदलाव 

की घोषणा करने से इन्कार किया। 
गोर ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री 
उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद 
कहा कि क्षेत्र में सुरक्षा को बेहतर 
बनाने के लिए केंद्र और जम्मू-
कश्मीर सरकार की ओर से उठाए 
गए कदमों को देखते हुए यात्रा 
परामर्श की समीक्षा की जाएगी। 
  उन्होंने कहा कि कश्मीर बेहद 
खूबसूरत क्षेत्र है और यहां पर्यटन 
तथा अन्य क्षेत्रों में काफी संभावनाएं 
हैं। अमेरिका की ओर से यात्रा 

संबंधी चेतावनी में बदलाव से 
विदेशी पर्यटकों, खासकर अमेरिकी 
नागरिकों की जम्मू-कश्मीर यात्रा को 
लेकर धारणा पर असर पड़ सकता है। 
अमेरिकी राजदूत ने अपने बयान 
में जम्मू-कश्मीर को भारत का 
महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। 
  उनके इस बयान को भारत की 
स्थिति के अनुरूप महत्वपूर्ण माना 
जा रहा है। गोर ने कहा कि यह 
उनका क्षेत्र का पहला दौरा है और 
उन्होंने यहां की प्राकृतिक सुंदरता की 
भी सराहना की। उन्होंने मुख्यमंत्री 
उमर अब्दुल्ला के साथ हुई बातचीत 
को उपयोगी बताते हुए कहा कि दोनों 
पक्षों के बीच चर्चा को आगे भी 
जारी रखा जाएगा। गोर का दौरा ऐसे 
समय हुआ है जब जम्मू-कश्मीर में 

पर्यटन को फिर गति देने के प्रयास 
जारी हैं। अप्रैल 2025 में पहलगाम 
में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा 
कारणों से कई पर्यटन स्थलों को 
अस्थायी रूप से बंद किया गया था।  
   उमर ने आंतरिक मामलों पर 
स्पष्ट रुख रखा: गोर की यात्रा से 
पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 
कहा था कि जम्मू-कश्मीर से जुड़े 
मुद्दों का समाधान भारत के भीतर ही 
होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया था 
कि वह अपनी शिकायतें किसी दूसरे 
देश के प्रतिनिधि के सामने रखने में 
विश्वास नहीं रखते। यह इस बात 
का संकेत माना गया कि अमेरिकी 
राजदूत के दौरे को आंतरिक मामलों 
में किसी बाहरी हस्तक्षेप के रूप में 
नहीं देखा जाना चाहिए। 

एजेंसी | फरीदकोट

बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ 
हेल्थ साइंसेज (बीएफयूएचएस), 
फरीदकोट में नियुक्तियों को लेकर 
विवाद गहरा गया है। विश्वविद्यालय 
ने हाल में नियुक्त किए गए 200 
से अधिक कर्मचारियों को निलंबित 
कर दिया है, जबकि सामान्य पूल में 
पदोन्नत किए गए करीब 25 डॉक्टरों 
को उनके मूल विभागों में वापस 
भेज दिया गया है। यह कार्रवाई 
पूर्व कुलपति डॉ. राजीव सूद के 
कार्यकाल के दौरान हुई नियुक्तियों 
की समीक्षा के बीच की गई है।
    विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड 
की 11 अगस्त को हुई बैठक में 
इन नियुक्तियों पर गंभीर सवाल 
उठाए गए। बोर्ड का कहना है कि 
कुछ नियुक्तियां विश्वविद्यालय के 
नियमों और प्रक्रियाओं के अनुरूप 

नहीं थीं। इसके बाद प्रत्येक नियुक्ति 
की अलग-अलग जांच के लिए एक 
समिति गठित करने और संबंधित 
कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने 
का अवसर देने का फैसला किया 
गया है।
   जांच के दायरे में आई नियुक्तियों 
को लेकर मुख्य आपत्ति यह है कि 
कुछ पदों पर नियुक्तियां स्वीकृत 
पदों और बजट प्रावधान के बिना 
किए जाने का आरोप है। इसके 
अलावा विश्वविद्यालय में ऐसे 

ग्रुप-ए पद बनाए जाने पर भी 
सवाल उठे हैं, जिनसे संबंधित 
विभाग ही विश्वविद्यालय में मौजूद 
नहीं थे। इनमें रिसर्च ऑफिसर और 
असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पद शामिल 
बताए गए हैं।
   बताया गया है कि निलंबित किए 
गए कई कर्मचारियों को अभी तक 
एक भी वेतन नहीं मिला था। वहीं, 
कुछ ऐसे कर्मचारियों का वेतन भी 
रोक दिया गया है, जिन्हें इससे पहले 
नियुक्त किया गया था।

अमेरिकी यात्रा परामर्श में किसी 
संभावित नरमी का सबसे सीधा असर 
जम्मू-कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र पर पड़ 
सकता है। लंबे समय से सुरक्षा संबंधी 
चिंताओं के कारण विदेशी पर्यटकों को 
क्षेत्र की यात्रा को लेकर सावधानी बरतने 
की सलाह दी जाती रही है। यदि सुरक्षा 
स्थिति के आकलन के बाद परामर्श में 
बदलाव होता है तो इससे जम्मू-कश्मीर 
को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन बाजार में 
सकारात्मक संदेश मिल सकता है। गोर 
ने किसी निश्चित बदलाव या समयसीमा 
की घोषणा नहीं की है। इसलिए मौजूदा 
यात्रा परामर्श में तत्काल परिवर्तन  
मानना जल्दबाजी होगी।

पर्यटन उद्योग को मिल 
सकती है नई उम्मीद

हत्या, रंगदारी और विस्फोट की साजिश के मामलों में वांछित; लुधियाना में हैंड ग्रेनेड हमले की साजिश में भी नाम

सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की मुख्यमंत्री ने की निंदा 

विदेश में छिपे गुर्गों पर कसा शिकंजा
पंजाब पुलिस के अनुसार विदेश में छिपकर पंजाब में आपराधिक 
गतिविधियों को संचालित करने वाले गैंगस्टरों और उनके सहयोगियों के 
खिलाफ कार्रवाई तेज की गई है। तीनों आरोपियों को मलेशिया से वापस 
लाना इसी अभियान का हिस्सा है। पुलिस अब उन्हें पंजाब लाकर पूछताछ 
करेगी, जिससे उनके स्थानीय और विदेशी संपर्कों तथा आपराधिक नेटवर्क 
की अन्य कड़ियों का पता लगाने की कोशिश होगी। मलेशिया से डिपोर्ट 
किए गए तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी ऐसे समय हुई है जब पंजाब पुलिस 
विदेशों में सक्रिय गैंग नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई कर रही है। जांच 
एजेंसियों का ध्यान विशेष रूप से उन मामलों पर है, जिनमें विदेश बैठे 
हैंडलरों के निर्देश पर पंजाब में रंगदारी, हत्या या धमकी जैसी वारदातें 
कराने के आरोप हैं।

एफबीआई की सूची में मेजर सिंह
इसी बीच अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी एफबीआई ने जग्गू भगवानपुरिया गैंग 
के कथित प्रमुख गुर्गे मेजर सिंह को अपनी मोस्ट वांटेड सूची में शामिल किया है। 
एफबीआई के मुताबिक मेजर सिंह एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन से जुड़ा है। 
उस पर संगठित अपराध, बिना लाइसेंस हथियारों के कारोबार की साजिश और मादक 
पदार्थों के वितरण से जुड़े आरोप हैं। उसके खिलाफ अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित 
संघीय जिला अदालत में 25 जून को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। एफबीआई 
के अनुसार जग्गू भगवानपुरिया संगठित अपराध समूह की शुरुआत पंजाब में हुई और 
इसका नेटवर्क अमेरिका के कैलिफोर्निया समेत कई स्थानों तक फैला हुआ है। जून में 
अमेरिकी कार्रवाई के तहत भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई समेत कई आरोपियों के 
खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। जांच में हत्या, रंगदारी, मादक पदार्थों और हथियारों 
की तस्करी तथा अपहरण जैसी आपराधिक गतिविधियों के आरोप सामने आए हैं।

एजेंसी | नई दिल्ली

नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले 
की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार 
ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि परीक्षा 
आयोजित करने की मौजूदा व्यवस्था 
‘फूलप्रूफ’ और उसमें सेंध लगाना 
बेहद मुश्किल है। 
   सरकार की ओर से परीक्षा प्रश्नपत्र 
की सुरक्षा के लिए अपनाए जा रहे 
कई उपायों की जानकारी अदालत 
को दी गई। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 
कि केवल कागजी प्रक्रियाएं पर्याप्त 
नहीं हैं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 
(एनटीए) में संस्थागत सुधार 
जरूरी हैं। उन्हें यूपीएससी से सीखना 

चाहिए। केंद्र ने बताया कि प्रश्नपत्र 
की छपाई से लेकर परीक्षा केंद्र तक 
पहुंचने की पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा के 
कई स्तर रखे गए हैं। प्रश्नपत्रों को 
सुरक्षित तरीके से ले जाने के लिए 
जीपीएस से निगरानी वाले वाहनों का 
इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रश्नपत्र 
तैयार करने की प्रक्रिया में भी कई 

स्तरों पर जांच और मॉडरेशन की 
व्यवस्था की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 
केंद्र को तीन सप्ताह के भीतर नया 
हलफनामा दाखिल करने का निर्देश 
दिया है। इसमें नीट परीक्षा व्यवस्था 
को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए 
कदमों और राधाकृष्णन समिति की 
सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का 

विस्तृत ब्योरा देने को कहा गया 
है। अदालत ने परीक्षा व्यवस्था में 
साइबर सुरक्षा, सुरक्षित बुनियादी 
ढांचे और निगरानी व्यवस्था को 
मजबूत करने की जरूरत पर भी 
जोर दिया। 
  अदालत ने एनटीए को यह 
सुनिश्चित करने की दिशा में आगे 
बढ़ने को कहा कि पिछली घटनाओं 
से संस्थागत स्तर पर सीख ली जाए 
और भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों की 
पुनरावृत्ति न हो। सुनवाई के दौरान 
परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता 
और छात्रों के भरोसे को बनाए रखने 
को महत्वपूर्ण माना गया और सुधार 
के निर्देश दिए गए।

नीट पेपर लीक: केंद्र ने कहा- परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट बोला: यूपीएससी से सीखें, तीन सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश, संस्थागत सुधार पर जोर

सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव
पेपर लीक की घटनाओं के बाद एनटीए ने प्रश्नपत्र तैयार करने और उसकी सुरक्षा से 
जुड़ी व्यवस्था में बदलाव शुरू किए हैं। रिपोर्टों के अनुसार प्रश्नपत्रों की जांच के लिए चार 
स्तरीय व्यवस्था, विशेषज्ञों की संख्या में बदलाव और एनटीए परिसरों की सुरक्षा मजबूत 
करने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। नीट-यूजी से जुड़े विवाद के बीच अदालत की निगरानी 
में परीक्षा व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अब केंद्र के नए हलफनामे और 
एनटीए की ओर से उठाए गए कदमों के आधार पर अदालत आगे की दिशा तय करेगी।

संपत्ति विवाद से अलग है संरक्षण
अदालत ने स्पष्ट किया कि बेदखली का उद्देश्य केवल संपत्ति विवाद का समाधान करना 
नहीं, बल्कि वरिष्ठ नागरिक के भरण-पोषण, सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन को 
सुनिश्चित करना है। यदि बच्चे या रिश्तेदार बुजुर्ग की देखभाल संबंधी जिम्मेदारी का 
पालन नहीं करते और उनकी मौजूदगी से वरिष्ठ नागरिक की सुरक्षा प्रभावित होती है, तो 
ट्रिब्यूनल उचित परिस्थितियों में उन्हें संपत्ति से हटाने का आदेश दे सकता है।

2,300 करोड़ रुपये से हुआ 
बुनियादी ढांचे में सुधार

समर न्यूज | चंडीगढ़

पंजाब में वर्ष 2022 के बाद से 3.64 
लाख विद्यार्थियों ने निजी स्कूलों से 
सरकारी स्कूलों का रुख किया है। 
शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इसे 
सरकारी स्कूलों में सुविधाओं और 
शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के बाद 
अभिभावकों के बढ़ते भरोसे का 
संकेत बताया। 
   उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 
पिछले साढ़े चार वर्षों में स्कूल शिक्षा 
में करीब 2,300 करोड़ रुपये खर्च 
किए हैं। बैंस के अनुसार, इस राशि से 

सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं 
को मजबूत किया गया। इस दौरान 
13,920 शौचालय, करीब दो लाख 
डेस्क, 9,000 से अधिक कक्षाएं 
और प्रयोगशालाएं तैयार की गईं। 
इसके अलावा 10,000 से अधिक 
इंटरएक्टिव पैनल लगाए गए हैं और 

5,012 स्कूलों में आधुनिक कंप्यूटर 
लैब स्थापित की गई हैं।

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा- सरकारी स्कूलों में बढ़ा अभिभावकों का भरोसा, सुविधाएं बढ़ीं
निजी से सरकारी स्कूलों में 3.64 लाख विद्यार्थियों ने लिया दाखिला

2,166 विद्यार्थियों ने नीट 
परीक्षा पास की

शिक्षा मंत्री ने सरकारी स्कूलों के 
विद्यार्थियों के प्रतियोगी परीक्षाओं 
में प्रदर्शन का भी उल्लेख किया। 
उनके अनुसार, इस अवधि 
में 786 सरकारी स्कूलों के 
विद्यार्थियों ने जेईई और 2,166 
विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा में 
सफलता हासिल की। सरकार ने 
स्कूल ऑफ एमिनेंस और स्कूल 
ऑफ हैप्पीनेस जैसी पहल भी 
शुरू की हैं।

चुनौती उपलब्धियां 
बरकरार रखने की

सरकार के अनुसार, विद्यार्थियों का 
निजी से सरकारी स्कूलों में आना 
शिक्षा व्यवस्था में हो रहे बदलाव 
का महत्वपूर्ण संकेत है। हालांकि, 
बढ़ते दाखिले के साथ पर्याप्त 
शिक्षक, कक्षाएं और अन्य सुविधाएं 
उपलब्ध कराना भी जरूरी होगा। 
अब सरकार के सामने चुनौती यह 
सुनिश्चित करने की है कि बुनियादी 
ढांचे में सुधार के साथ शिक्षा की 
गुणवत्ता और विद्यार्थियों के सीखने 
के परिणामों में भी सुधार हो।

पूर्व कुलपति ने फैसले पर उठाए सवाल
पूर्व कुलपति डॉ. राजीव सूद ने प्रबंधन बोर्ड की कार्रवाई को अनुचित बताया है। उनका दावा 
है कि जिन पदों पर नियुक्तियां की गईं, उन्हें बोर्ड की मंजूरी प्राप्त थी और नियुक्ति पत्रों 
पर बोर्ड के दो सदस्यों के हस्ताक्षर भी थे। इनमें फरीदकोट के विधायक गुरदित सिंह सेखों 
का नाम भी शामिल है। सूद ने यह भी कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान करीब डेढ़ 
साल तक प्रबंधन बोर्ड की बैठक नहीं हुई, लेकिन उनका कार्यकाल जून में समाप्त होने 
के तुरंत बाद बोर्ड की बैठक बुलाकर नियुक्तियों पर सवाल उठाए गए। उन्होंने कार्रवाई से 
विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई है। हालांकि, 
उन्होंने यह भी कहा कि अब उनके पास मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

एजेंसी | नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने होर्मुज जलडमरूमध्य 
में मिसाइल हमले के बाद मार्च से 
लापता भारतीय कैप्टन आशीष 
कुमार के मामले में केंद्र सरकार से 
स्थिति रिपोर्ट मांगी है। 
   कैप्टन की पत्नी अंशु 
कुमारी ने अदालत में याचिका 
दायर कर उनके पति का 
पता लगाने की मांग की थी। 
आशीष कुमार का जहाज एमटी 
स्काईलाइट एक मार्च को ओमान के 
खसाब बंदरगाह के पास हमले की 
चपेट में आया था। जहाज पर सवार 
20 लोगों में से 18 को बचा लिया 

गया, जबकि कैप्टन आशीष कुमार 
और एक अन्य भारतीय लापता हो 
गए। बाद में जहाज के जले हुए 
केबिन से मिले अवशेषों को लेकर 
भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। 
   डीएनए जांच में ये अवशेष 

आशीष कुमार के नहीं पाए 
गए। पत्नी ने दावा किया है 
कि हमले के बाद भी उनके 
पति के फोन पर व्हाट्सऐप 
संदेश पहुंचे और 4 मार्च 

को 20 लाख रुपये की फिरौती मांगने 
वाले फोन आए थे। सुप्रीम कोर्ट अब 
केंद्र से मामले की स्थिति स्पष्ट करने 
को कह रहा है। अगली सुनवाई 24 
अगस्त को होगी।

होर्मुज हमले के बाद लापता भारतीय 
कैप्टन का पता लगाने के दिए निर्देश


